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सीर्मा शुल्क - चारकोल का निनया�त - सिसरोही अल्पसंख्यक प्रशासन के लिलए देयता-रीजेंसी अधि;निनयर्म लागू
करने वाले राज्य परिरषद आदेश की वै;ता, 1947, 8. 9- राजस्थान अध्यादेश (1949 का नंबर 16),

;ारा 4 (2)।

अपीलकता� फर्म� को राज्य सिसरोही से चारकोल निनया�त करने के लिलए सीर्मा शुल्क के रूप र्में 24,395 रुपये
का भुगतान करने के लिलए उत्तरदायी बनाया गया था और चंूनिक उसने राशिश जर्मा नहीं की थी, इसलिलए सीर्मा
शुल्क अधि;कारिरयों के अनुरो; पर सिसरोही के कलेक्टर ने साव�जनिनक र्मांग वसूली अधि;निनयर्म के तहत उक्त
राशिश की वसूली के लिलए एक नोनिटस जारी निकया। अपीलकता� ने सनंिव;ान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च
न्यायालय का रुख निकया। इसका र्मार्मला यह था निक सिसरोही राज्य परिरषद का चारकोल के निनया�त पर /-
8/-  प्रधित र्मौंड की दर से सीर्मा शुल्क लगाने का आदेश अर्मान्य और असंवै;ानिनक था। प्रधितवादी का
र्मार्मला यह था निक उक्त शुल्क राज्य परिरषद द्वारा पारिरत और राजर्माता द्वारा अनुर्मोनिदत प्रस्ताव के आ;ार
पर वै; रूप से लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रधितवादी के पक्ष र्में फैसला सुनाया और याधिचका खारिरज
कर दी। सवाल यह था निक क्या 31 र्मई, 1948 का आके्षनिपत आदेश, सिजसे 15 र्मई, 1948 के परिरषद के
प्रस्ताव के अनुसरण र्में पारिरत निकया गया था, सिजसर्में चारकोल के निनया�त पर पहली बार सीर्मा शुल्क लगाया
गया था, वै; रूप से जारी निकया गया था।

र्माना निक राज्य परिरषद के पास निव;ायी शनिक्त नहीं थी; सिसरोही अल्पसंख्यक प्रशासन, 1947 के लिलए रीजेंसी
अधि;निनयर्म के पारिरत होने के बाद, यह केवल रीजेंसी बोड� की र्मंजूरी से एक काननू पारिरत कर सकता था,



सिजसकी अध्यक्ष राजर्माता साहेबा थीं;  चंूनिक यह निदखाने के लिलए कुछ भी नहीं था निक बोड� ने आदेश को
र्मंजूरी दे दी थी, इसलिलए इसे अर्मान्य र्माना जाना चानिहए।

यह कहना सही नहीं था निक राज र्माता बोड� से स्वतंत्र रूप से काय� कर सकती ह,ै यह बोड� अकेला था जो
सार्मूनिहक रूप से काननू बना सकता था या काय�कारी आदेश पारिरत कर सकता था। उच्च न्यायालय का यह
निवचार निक राजर्माता को राज्य के रूप र्में वास्तनिवक शासक के रूप र्में र्माना जा सकता ह,ै स्पष्ट रूप से गलत
था, न ही अपीलकता� पर लेवी को राजस्थान अध्यादेश (1949 की संख्या 16) के प्रासंनिगक प्राव;ानों के
तहत बनाए रखा जा सकता था, सिजसका कोई आवेदन नहीं था।

सिसनिवल अपीलीय के्षत्राधि;कार: सिसनिवल अपील संख्या 300 का 60.

1957 के डीबीसी रिरट आवेदन संख्या 58 र्में राजस्थान उच्च न्यायालय के 13 नवंबर, 1958 के फैसले और
आदेश से अपील। अपीलकता� के लिलए चांदर्मल लोढ़ा और बृजबंस निकशोर।

प्रधितवादी की ओर से एस. के. कपूर और डी. गुप्ता।

1962. 19 अप्रैल। न्यायालय का निनण�य निकसके द्वारा सनुाया गया था?

अपीलकता�,  फर्म� गुलार्म हुसैन हाजी याकूब एंड संस ने सनंिव;ान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याधिचका
द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख निकया, सिजसर्में निनषे; या अन्य रिरट या उधिचत आदेश की प्रकृधित र्में
एक रिरट जारी करने की र्मांग की गई, यह घोषणा करते हुए निक वह सिसरोही के निनयंत्रक द्वारा 9 फरवरी के
अपने आदेश द्वारा उस पर लगाए जाने वाले सीर्मा शुल्क का भुगतान करने के लिलए उत्तरदायी नहीं था।
1956.  ऐसा प्रतीत होता ह ै निक र्मोहम्र्मद सगीर ने 12  जुलाई, 1946  को निनबाज के ठाकुर से हरानी
अर्मरापुरा के जंगल र्में जाने का ठेका लिलया था। इस अनुबं; की अवधि; पांच साल थी और अनुबं; का उदे्दश्य
ठेकेदार को लकड़ी का कोयला तयैार करने र्में सक्षर्म बनाना था। यह अनुबं; बाद र्में 13 सिसतंबर, 1948 को
उक्त सगीर द्वारा अपीलकता� को हस्तांतरिरत कर निदया गया था। यथासर्मय निनबाज के ठाकुर द्वारा अनुबं; को
दो वष� के लिलए बढ़ा निदया गया और 15 अप्रैल, 1950 को इस आशय का अनुर्मोदन निकया गया। इस अनुबं;
के तहत,  अपीलकता� ने लकड़ी का कोयला तयैार निकया और इसे सिसरोही राज्य से बाहर निनया�त निकया।
असिसस-तांत आयकु्त,  सीर्मा शुल्क और उत्पाद शुल्क,  सिसरोही ने यह निवचार व्यक्त निकया निक अपीलकता�
उसके द्वारा निनया�त निकए गए चारकोल की र्मात्रा पर सीर्मा शुल्क @ एएस -/8/- प्रधित र्माह का भुगतान
करने के लिलए उत्तरदायी था। सहायक आयकु्त ने पाया निक अपीलकता� द्वारा इस प्रकार निनया�त निकया गया
चारकोल 27,003 एर्मडीएस था। तदनुसार, उक्त सहायक। आयकु्त ने 11 फरवरी, 1954 को आयोग को
एक रिरपोट� दी। इसके बाद सीर्मा शुल्क और उत्पाद शुल्क के उपायकु्त ने र्मार्मले को निनपटाया और उन्होंने
आदेश पारिरत निकया निक अपीलकता� ने शुल्क का भुगतान निकए निबना लकड़ी का कोयला निनया�त निकया था।



यह आदेश 17 निदसंबर, 1954 को निदया गया था। धिडप्टी कनिर्मश्नर द्वारा निकए गए निनष्कष� के अनुसार, 30
नवबंर, 1948  के बाद अपीलकता� द्वारा निनया�त निकया गया लकड़ी का कोयला 48,650  र्मौंड था। इस
आ;ार पर, अपीलकता� को चारकोल के निनया�त पर शुल्क के रूप र्में 24,325 रुपये का भगुतान करने के
लिलए कहा गया था। अपीलकता� ने सरकार से अपील करके इस आदेश की शुद्धता को चुनौती दी, लेनिकन 24
र्मई, 1956 को इसकी अपील खारिरज कर दी गई। अपीलकता� को इस आदेश के बार ेर्में 5 अप्रैल, 1957 को
पता चला, जब तहसीलदार द्वारा उस पर आकलिलत शुल्क को ब्याज के साथ जर्मा करने के लिलए कहा गया।
चूंनिक अपीलकता� ने राशिश जर्मा नहीं की थी, इसलिलए सीर्मा शुल्क अधि;कारिरयों ने इस बीच, उक्त राशिश की
वसूली के लिलए सिसरोही के कलेक्टर से अनुरो; निकया था, और कलेक्टर ने 9 फरवरी, 1956 को साव�जनिनक
र्मांग वसूली अधि;निनयर्म के तहत अपीलकता� को नोनिटस जारी निकया था। यह इस नोनिटस की वै;ता ह ैसिजसे
अपीलकता� ने अपनी वत�र्मान रिरट याधिचका द्वारा चुनौती दी ह।ै अपीलकता� का र्मार्मला यह था निक सिसरोही की
राज्य परिरषद द्वारा पारिरत आदेश,  सिजसके द्वारा चारकोल पर सीर्मा शुल्क @As/8/-  लगाया गया था,
अर्मान्य और अधित निवकट था और इसलिलए, यह सीर्मा शुल्क अधि;कारिरयों के लिलए अपीलकता� द्वारा निनया�त
निकए गए चारकोल पर कोई शुल्क लगाने के लिलए सक्षर्म नहीं था और उक्त शुल्क की वसूली के लिलए र्मांग
नोनिटस जारी करने के लिलए कलेक्टर के लिलए सक्षर्म नहीं था। साव�जनिनक र्मांग वसूली अधि;निनयर्म के तहत।
दसूरी ओर, प्रधितवादी, राजस्थान राज्य ने अपीलकता� के आरोप की शुद्धता पर निववाद निकया निक शुल्क अवै;
रूप से लगाया गया था। प्रधितवादी द्वारा यह आग्रह निकया गया था निक उक्त शुल्क राज्य परिरषद द्वारा पारिरत
प्रस्ताव द्वारा वै; रूप से लगाया गया था, सिजसे र्महार्मनिहर्म श्री राजर्माता साहेबा द्वारा अनुर्मोनिदत निकया गया
था, चंूनिक उक्त संकल्प को एक सक्षर्म प्राधि;कारी द्वारा निवधि;वत पारिरत निकया गया था, इसलिलए अपीलकता� पर
लगाए गए शुल्क की लेवी वै; थी और कलेक्टर द्वारा साव�जनिनक र्मांग वसूली अधि;निनयर्म के तहत र्मांग का
नोनिटस जारी करना उधिचत था।

उच्च न्यायालय ने प्रधितवादी द्वारा की गई याधिचका को बरकरार रखा ह,ै  सिजसके परिरणार्मस्वरूप अपीलकता�
द्वारा दायर रिरट याधिचका को जुर्मा�ने के साथ खारिरज कर निदया गया ह।ै अपीलकता� ने तब उच्च न्यायालय से
एक प्रर्माण पत्र के लिलए आवेदन निकया और प्राप्त निकया और यह उक्त प्रर्माण पत्र के साथ ह ै निक वह अपनी
वत�र्मान अपील द्वारा इस न्यायालय र्में आया ह।ै 

सिसरोही राज्य र्में सीर्मा शुल्क शुल्क 1944 के सिसरोही सीर्मा शुल्क अधि;निनयर्म द्वारा निन;ा�रिरत निकया गया था।
उक्त अधि;निनयर्म की ;ारा 14 र्में कहा गया ह ैनिक: "इसके बाद के प्राव;ान को छोड़कर, सिसरोही राज्य र्में या
रले द्वारा सिसरोही राज्य र्में या उससे बाहर र्माल (राज्य से संबंधि;त वस्तुओ ंसनिहत) के आयात या निनया�त के
सर्मय सीर्मा शुल्क ऐसी दरों पर लगाया जाएगा जो सिसरोही सीर्मा शुल्क टैरिरफ र्में निन;ा�रिरत हैं।  सड़क हो या
हवा".  इस प्रकार यह देखा जाएगा निक 8. 14  जो निक प्रभार अनुभाग ह,ै  र्में यह प्राव;ान ह ै निक टैरिरफ र्में
उसि}लिखत वस्तुओ ंपर सीर्मा शुल्क उसके द्वारा निन;ा�रिरत दरों पर लगाया जाएगा। इसका परिरणार्म यह ह ैनिक
प्रशुल्क र्में उसि}लिखत वस्तुओ ंके संबं; र्में और उसर्में निवनिनदष्ट दरों पर ही सीर्मा शुल्क लगाया जा सकता ह।ै

उक्त अधि;निनयर्म की ;ारा 15 ने दरबार को टैरिरफ दरों को तय करने और बदलने की शनिक्त प्रदान की। इसर्में
कहा गया ह ै निक दरबार सर्मय-सर्मय पर सिसरोही राज्य राजपत्र र्में अधि;सूचना द्वारा, आपातकालीन र्मार्मलों
को छोड़कर,  टैरिरफ र्में निन;ा�रिरत दरों र्में परिरवत�न कर सकता ह ै और ऐसी परिरवर्तितत दरें अधि;सूचना र्में



उसि}लिखत तारीख से लागू होंगी, या, अधि;सूचना के संबंधि;त निकसी सीर्मा शुल्क पोस्ट तक नहीं पहुचंने की
स्थिस्थधित र्में,  ऐसी तारीख से अगली तारीख पर। इस ;ारा का प्रभाव यह ह ैनिक प्रशुल्क दरों को निन;ा�रिरत करने
और उनर्में परिरवत�न करने की शनिक्त दरबार को प्रदान की गई ह ै सिजसके लिलए सार्मान्यतया इस संबं; र्में
अधि;सूचना जारी करना अपेधिक्षत होता ह।ै उच्च न्यायालय ने सोचा निक ;ारा 14 और 15 को एक साथ पढ़ने
के परिरणार्मस्वरूप,  दरबार के लिलए न केवल उन दरों को बदलने के लिलए खलुा था सिजन पर सीर्मा शुल्क
लगाया जा सकता ह,ै  बस्थिल्क टैरिरफ र्में उसि}लिखत कर योग्य वस्तुओ ंके तहत नई वस्तुओ ंको भी शानिर्मल
करना ह।ै यह दृनिष्टकोण स्पष्ट रूप से गलत ह।ै दरबार को 8 द्वारा प्रदान की गई शनिक्त। 15 टैरिरफ दरों को तय
करना और बदलना ह।ै दरबार को टैरिरफ र्में ही कर योग्य वस्तुओ ंकी सूची र्में जोड़ने की कोई शनिक्त प्रदान
नहीं की गई ह।ै सिजन वस्तुओ ंपर सीर्मा शुल्क लगाया जा सकता ह,ै  उन्हें अधि;निनयर्म से संबद्ध टैरिरफ र्में
निवनिनदष्ट निकया गया ह ैऔर ;ारा 15 द्वारा प्रदत्त प्राधि;कार के आ;ार पर दरबार द्वारा इस संबं; र्में उक्त टैरिरफ
र्में कोई अधितरिरक्त राशिश नहीं जोड़ी जा सकती ह।ै इस स्थिस्थधित के बार ेर्में कोई संदेह नहीं ह।ै

इस स्तर पर, यह जोड़ना प्रासंनिगक ह ैनिक 1944 के अधि;निनयर्म द्वारा निन;ा�रिरत टैरिरफ र्में, लकड़ी का कोयला
वस्तुओ ंकी सूची र्में शानिर्मल ह,ै सिजसके आयात पर सीर्मा शुल्क का भुगतान करना पड़ता ह।ै हालांनिक, यह
उन वस्तुओ ंकी सूची र्में शानिर्मल नहीं ह ै सिजनके निनया�त पर सीर्मा शुल्क का भुगतान करना पड़ता ह।ै यह
स्थिस्थधित निववानिदत नहीं ह।ै इसलिलए, लकड़ी का कोयला के निनया�त को सीर्मा शुल्क का भुगतान करने के लिलए
उत्तरदायी बनाया जाना चानिहए,  प्रधितवादी को उस संबं; र्में कुछ निव;ायी अधि;निनयर्मन पर भरोसा करने र्में
सक्षर्म होना चानिहए।

ऐसा प्रतीत होता ह ैनिक 1940 र्में, सिसरोही राज्य के शासक ने राज्य परिरषद और इसके काय� और कत�व्यों
को अस्थिस्तत्व र्में लाया और इसके अधि;कारों को राज्य राजपत्र र्में निवधि;वत अधि;सधूिचत निकया गया। वह परिरषद
सिजसे राज्य परिरषद के रूप र्में नानिर्मत निकया गया था। सिसरोही र्में राष्ट्रपधित के रूप र्में र्महार्मनिहर्म, उपराष्ट्रपधित के
रूप र्में र्मुख्यर्मंत्री और सर्मय-सर्मय पर र्महार्मनिहर्म निनयकु्त निकए जाने वाले अन्य सदस्य शानिर्मल थे। परिरषद का
सार्मान्य कार्मकाज राष्ट्रपधित के निनयंत्रण र्में होना था,  जो निनयर्म 9  के तहत,  यनिद र्मार्मला तत्काल था,  तो
परिरषद की ओर से काय� करने का अधि;कार निदया गया था,  बशत� निक परिरषद को राष्ट्रपधित द्वारा की गई
कार�वाई के बार ेर्में जल्द से जल्द निवधि;वत सधूिचत निकया गया हो। अधि;सूचना के निनयर्म 11 र्में प्राव;ान निकया
गया ह ैनिक अनुसूची 1 र्में उसि}लिखत इस प्रकार के सभी र्मार्मलों को अंधितर्म आदेश पारिरत करने से पहले निनण�य
के लिलए परिरषद को भेजा जाएगा, जैसा निक निनयर्म 9 र्में प्राव;ान निकया गया ह।ै अब, अनुसूची I  र्में निनर्दिदष्ट
र्मार्मलों र्में निकसी भी नए करा;ान,  या करा;ान र्में परिरवत�न या उन्र्मूलन का निवषय शानिर्मल ह।ै यह उक्त
अनुसूची की प्रनिवनिष्ट 7 ह।ै इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता ह ैनिक निनयर्म 11 के तहत निकसी भी नए करा;ान या
परिरवत�न या उन्र्मूलन के प्रस्ताव पर निवचार करना परिरषद की क्षर्मता के भीतर था और उस बिंबद ुपर परिरषद
द्वारा निनण�य के आलोक र्में अंधितर्म आदेश पारिरत करना शासक का कार्म था। निनयर्म 11 यह स्पष्ट करता ह ैनिक
यद्यनिप अनुसूची 1 र्में प्रनिवनिष्ट 7 द्वारा कवर निकए गए निवषयों पर निनण�य लेने के लिलए परिरषद सक्षर्म थी, लेनिकन
यह शासक के लिलए अंधितर्म आदेश पारिरत करने के लिलए था जो निनण�य को प्रभावी बनाएगा। दसूर ेशब्दों र्में,
इसर्में कोई संदेह नहीं हो सकता ह ैनिक अनुसूची I द्वारा कवर निकए गए र्मार्मलों के संबं; र्में परिरषद की शनिक्त
सलाहकार से अधि;क नहीं थी; यह हरे्मशा शासक को तय करना था निक परिरषद को उसके निनण�य के लिलए भेजे
गए र्मार्मलों के संबं; र्में क्या अंधितर्म आदेश पारिरत निकया जाना चानिहए। परिरषद को प्रदत्त शनिक्त का स्वरूप और
काय�के्षत्र यही ह।ै



चूंनिक राज्य के शासक,  र्महार्मनिहर्म र्महाराजाधि;राज र्महाराव ताज सिंसहजी बहादरु,  947  र्में नाबालिलग थे,
इसलिलए 14 अगस्त, 1947 को सिसरोही अल्पसंख्यक प्रशासन के लिलए रीजेंसी अधि;निनयर्म को पारिरत करने
की र्मंजूरी देने र्में उनकी कृपा थी। इस अधि;निनयर्म र्में प्राव;ान निकया गया था निक इसे 14 अगस्त, 1947 को
लागू निकया जाना था और शासक के 18 वष� की आय ुप्राप्त करने तक जारी रहना था। अधि;निनयर्म की ;ारा 3
र्में यह निन;ा�रिरत निकया गया ह ै निक सिसरोही राज्य के सनंिव;ान के प्रयोजन के लिलए, "शासक" शब्द, जहां भी
सनंिव;ान र्में आता ह,ै को रीजेंसी बोड� र्माना जाएगा। ;ारा 4 र्में रीजेंसी बोड� के गठन का प्राव;ान था। इसर्में
सिसरोही की र्महारानी साहेबा, दांता के र्महाराणा श्री सर भवानी सिंसहजी बहादरु और र्मांडर के राज साहबान
श्री भोपाल सिंसहजी शानिर्मल होने वाले थे। अधि;निनयर्म की ;ारा 6 र्में प्राव;ान निकया गया था निक रीजेंसी बोड�
शासक का कानूनी संरक्षक होगा। इस अधि;निनयर्म के पारिरत होने के बाद, शासक के काय� का निनव�हन रीजेंसी
बोड� द्वारा निकया गया था, जो सभी संवै;ानिनक और कानूनी उदे्दश्यों के लिलए, अपने अल्पसंख्यक के दौरान
शासक का प्रधितनिनधि;त्व करता था। इस अधि;निनयर्म के भौधितक प्राव;ानों के अनुसरण र्में,  रीजेंसी बोड� का
गठन करते हुए उसी निदन अधि;सूचना जारी की गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाएगा निक जब 31 र्मई,
1948 को कोयले पर शुल्क लगाने का आदेश पारिरत निकया गया था, तो संव;ैानिनक स्थिस्थधित यह थी निक राज्य
का शासन रीजेंसी बोड� को सौंपा गया था; और रीजेंसी बोड� के तहत राज्य परिरषद कार्म कर रही थी सिजसे
1940  र्में निपछले शासक द्वारा गनिठत निकया गया था। यह इस संव;ैानिनक स्थिस्थधित के आलोक र्में ह ै निक
अपीलकता� पर सीर्मा शुल्क के आके्षनिपत लेवी की वै;ता के बार ेर्में सवाल का न्याय निकया जाना चानिहए,

31 र्मई, 1948 को एक आदेश पारिरत निकया गया जो 15 र्मई, 1948 के परिरषद संकल्प के अनुसरण र्में जारी
निकया गया था, सिजसके लिलए र्महार्मनिहर्म श्री राज र्माता साहेबा से अनुर्मोदन प्राप्त निकया गया था। इस आदेश के
परिरणार्मस्वरूप, हधि�यों, ऊन, लकड़ी और जलाऊ लकड़ी के संबं; र्में निवनिनदष्ट वस्तुओ ंपर लगाए गए शुल्क
और चारकोल के निनया�त के संबं; र्में एक नया शुल्क लगाया गया था। यह शुल्क @ एएस -/8/- प्रधित
र्मौंड लगाया गया था। जैसा निक हर्म पहले ही जल्द ही देख चुके हैं,  यह सार्मान्य आ;ार ह ै निक 1944 के
अधि;निनयर्म द्वारा निन;ा�रिरत टैरिरफ के अनुसार,  लकड़ी का कोयला वस्तुओ ं की सूची र्में शानिर्मल नहीं था,
सिजसका निनया�त सीर्मा शुल्क के लिलए उत्तरदायी था। वत�र्मान अपील र्में निनण�य की र्मांग करने वाला प्रश्न यह है
निक क्या इस प्रकार जारी निकया गया आदेश वै; ह;ै और इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निनभ�र करता ह ैनिक
लकड़ी के कोयले पर सीर्मा शुल्क लगाना निकसी ऐसे प्राधि;करण द्वारा लगाया गया ह ैया नहीं जो इस तरह के
आदेश जारी करने के लिलए निव;ायी रूप से सक्षर्म था। यनिद लेवी का आदेश केवल राज्य परिरषद द्वारा बोड�
ऑफ रीजेंसी की र्मंजूरी के निबना निदया गया ह,ै तो यह अर्मान्य होगा क्योंनिक यह काननू पारिरत करने के लिलए
राज्य परिरषद के लिलए सक्षर्म नहीं था। निकसी भी नए अनुच्छेद पर सीर्मा शुल्क लगाने के बार ेर्में निनण�य के
सवाल पर पहुचंने के लिलए राज्य परिरषद के लिलए खलुा था,  लेनिकन उस निनण�य को रीजेंसी बोड� द्वारा
अनुर्मोनिदत और स्वीकार निकया जाना था, जो अकेले आवश्यक निव;ायी शनिक्त से लसै था। इसलिलए, आदेश
की वै;ता केवल तभी कायर्म रखी जा सकती ह ैजब यह निदखाया जाए निक यह रीजेंसी बोड� के अनुर्मोदन से
पारिरत निकया गया ह,ै सिजसकी श्री राज र्माता साहेबा अध्यक्ष थीं।

इस प्रश्न से निनपटने र्में, यह ध्यान रखना आवश्यक ह ैनिक आदेश औपचारिरक रूप से यह नहीं कहता ह ैनिक श्री
राज र्माता साहेबा ने रीजेंसी बोड� के अध्यक्ष के रूप र्में आदेश को र्मंजूरी दी थी। आदेश राज्य परिरषद के
सधिचव द्वारा जारी निकया गया ह ैऔर रीजेंसी बोड� के काय�कारी अधि;कारी द्वारा जारी नहीं निकया गया ह।ै इस



आदेश र्में रीजेंसी बोड� का निबल्कुल भी उ}ेख नहीं निकया गया ह ैऔर यह कहने का कोई अथ� नहीं ह ैनिक श्री
राजर्माता साहेबा, जब उन्होंने अपनी स्वीकृधित दी थी, बोड� की ओर से काय� कर रही थीं। यनिद रीजेंसी बोड�
की ओर से आदेश औपचारिरक रूप से पारिरत निकया गया था, तो प्रधितवादी के लिलए यह तक�  देना खलुा होगा
निक यह ;ारणा होनी चानिहए निक यह रीजेंसी बोड� द्वारा निवधि;वत पारिरत निकया गया था और उक्त बोड� द्वारा
निन;ा�रिरत काय� के निनयर्मों के अनुसार प्रख्यानिपत निकया गया था। लेनिकन चंूनिक यह आदेश रीजेंसी बोड� की ओर
से या रीजेंसी बोड� के लिलए कार्म करने वाले श्री राज र्माता साहेबा की ओर से जारी नहीं निकया गया ह,ै
इसलिलए यह जांच करना आवश्यक ह ैनिक क्या वास्तव र्में, रीजेंसी बोड� ने इस आदेश को र्मंजूरी दी थी, और
ऐसा प्रतीत होता ह ैनिक जहां तक इस जांच का संबं; ह,ै  प्रधितवादी ने अदालत के सर्मक्ष कोई सार्मग्री नहीं
रखी ह ैजो उसे अनधैितक की वै;ता के पक्ष र्में निनष्कष� पर पहुचंने र्में सहायता करगेी।

वास्तव र्में, प्रधितवादी द्वारा उच्च न्यायालय के सर्मक्ष अपीलकता� के दावे की शुद्धता पर निववाद करते हुए यह
दलील दी गई थी निक श्री राज र्माता साहेबा रीजेंसी बोड� की अध्यक्ष थीं और जब भी उन्होंने काय� निकया,
उन्होंने बोड� की ओर से ऐसा निकया और यह उन पर था निक वे अन्य सदस्यों से सलाह लें। इसलिलए, यह
आग्रह निकया गया था निक इन परिरस्थिस्थधितयों र्में,  यह र्माना जाएगा निक उन्होंने अन्य सदस्यों के परार्मश� से
आदेश पारिरत निकए हैं जब तक निक इसके निवपरीत सानिबत न हो जाए। यह र्महत्वपूण� ह ैनिक यह याधिचका इस
;ारणा पर आगे बढ़ती ह ैनिक श्री राज र्माता साहेबा के पास रीजेंसी बोड� से परार्मश� करने या नहीं करने का
निवकल्प था। प्रधितवादी का र्मार्मला यह प्रतीत होता ह ै निक रीजेंसी बोड� की अध्यक्ष होने के नाते राज र्माता
राज्य की सरकार से संबंधि;त र्मार्मलों र्में काय�कारी या निव;ायी रूप से स्वयं काय� कर सकती हैं और यह उन्हें
तय करना ह ै निक उन्हें बोड� के अन्य सदस्यों से परार्मश� करना चानिहए या नहीं। प्रधितवादी द्वारा निन;ा�रिरत
र्मार्मला यह नहीं ह ैनिक बोड� के अध्यक्ष के रूप र्में राजर्माता ने बोड� की ओर से काय� करने से पहले हरे्मशा बोड�
से परार्मश� निकया। इसके निवपरीत, यह दलील यह प्रतीत होती ह ैनिक राजर्माता बोड� से परार्मश� करने के लिलए
बाध्य नहीं थी और काय�कारी या निव;ायी आदेश पारिरत करने र्में बोड� से स्वतंत्र रूप से काय� कर सकती थी।
इस दलील के कारण, हर्मार े लिलए इस तक�  को स्वीकार करना र्मुस्थिश्कल ह ैनिक राजर्माता की र्मंजूरी, सिजसके
लिलए आके्षनिपत आदेश का संदभ� निदया गया ह,ै को सुरधिक्षत रूप से राज र्माता की र्मंजूरी के रूप र्में लिलया जा
सकता ह,ै जब उन्होंने उस संबं; र्में बोड� से परार्मश� निकया था। इसर्में कोई संदेह नहीं ह ैनिक सिसरोही रीजेंसी
अधि;निनयर्म के परिरणार्मस्वरूप, राज्य का शासन बोड� ऑफ रीजेंसी के हाथों र्में छोड़ निदया गया था और यह
अकेले रीजेंसी बोड� था जो सार्मूनिहक रूप से काय� कर रहा था जो कानून बना सकता था या काय�कारी आदेश
पारिरत कर सकता था। यनिद राज र्माता का यह निवचार था निक वह बोड� से परार्मश� निकए निबना स्वयं काय� कर
सकती ह।ै यह अधि;निनयर्म के भौधितक प्राव;ानों के साथ स्पष्ट रूप से असंगत था। इसलिलए,  हर्म उच्च
न्यायालय के निनष्कष� को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं निक आके्षनिपत आदेश को रीजेंसी बोड� के निनण�य के
परिरणार्मस्वरूप पारिरत निकया जा सकता ह,ै क्योंनिक बोड� ऑफ रीजेंसी अकेले आवश्यक निव;ायी अधि;कार के
साथ तयैार निकया गया था। जब तक बोड� ने संकल्प पारिरत नहीं निकया, तब तक यह सिसरोही राज्य र्में कानून
के रूप र्में प्रभावी नहीं हो सकता था। राज्य परिरषद द्वारा पारिरत प्रस्ताव को राज र्माता का अनुर्मोदन इस
तथ्य से उत्पन्न होने वाली दबु�लता का इलाज नहीं कर सकता ह ै निक राज्य परिरषद के पास कोई निव;ायी
शनिक्त नहीं थी।

ऐसा लगता ह ैनिक उच्च न्यायालय का र्मानना ह ैनिक चंूनिक राज र्माता ने निवलय का सर्मझौता निकया ह,ै इसलिलए
उसे राज्य के वास्तनिवक शासक के रूप र्में र्माना जा सकता ह ैऔर इस तरह, वह आके्षनिपत आदेश पारिरत



करने के लिलए आवश्यक निव;ायी शनिक्त का उपयोग करने के लिलए सक्षर्म थी। हर्म इस दृनिष्टकोण को स्वीकार
करने के इच्छुक नहीं हैं। यह स्पष्ट ह ैनिक निवलय के दस्तावेज पर राज र्माता द्वारा स्वयं को रीजेंसी बोड� का
अध्यक्ष बताते हुए हस्ताक्षर निकए गए हैं;  लेनिकन उच्च न्यायालय ने सोचा निक चूंनिक दस्तावेज पर बोड� द्वारा
हस्ताक्षर नहीं निकए गए थे, इसलिलए राज र्माता को राज्य के वास्तनिवक शासक के रूप र्में र्माना जा सकता ह।ै

यह दृनिष्टकोण स्पष्ट रूप से गलत ह।ै चूंनिक राज र्माता रीजेंसी बोड� की अध्यक्ष थीं, इसलिलए बोड� की ओर से
दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना उनके लिलए सक्षर्म था और उन्होंने बोड� ऑफ रीजेंसी के अध्यक्ष के रूप र्में इस
पर हस्ताक्षर करने का दावा निकया क्योंनिक उन्होंने बोड� से परार्मश� निकया था और यह बोड� के निनण�य के
परिरणार्मस्वरूप था निक उन्होंने दस्तावेज को निनष्पानिदत करने और बोड� के अध्यक्ष के रूप र्में हस्ताक्षर करने
के लिलए आगे बढे़। इसलिलए,  इस तक�  र्में कोई दर्म नहीं ह ै निक बोड� की सहर्मधित के निबना अकेले राजर्माता
आके्षनिपत आदेश को पारिरत करने के लिलए वै; रूप से र्मंजूरी दे सकती थी। परिरणार्मस्वरूप, हर्में यह कहना
चानिहए निक लागू आदेश वै; रूप से पारिरत नहीं निकया गया ह ैऔर अपीलकता� पर उस चारकोल के संबं; र्में
काननूी रूप से सीर्मा शुल्क की कोई लेवी नहीं लगाई जा सकती ह ैसिजसे उसने सिसरोही राज्य से बाहर निनया�त
निकया ह।ै

हालांनिक, यह आग्रह निकया जाता ह ैनिक चारकोल के निनया�त के लिलए अपीलकता� के लिखलाफ लगाए गए शुल्क
को राजस्थान अध्यादेश (1949  की संख्या 16)  के प्राव;ानों के तहत बनाए रखा जा सकता ह।ै उक्त
अध्यादेश की ;ारा 4(2) ने सरकार को कोई भी संशोधि;त टैरिरफ जारी करने के लिलए अधि;कृत निकया और
इस शनिक्त का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने 10  अगस्त,  1949  को एक अधि;सूचना संख्या
211/एसआरडी जारी की ह,ै सिजसके तहत एक संशोधि;त टैरिरफ लगाया गया था और यह निनद�श निदया गया
था निक सीर्मा शुल्क के शुल्क उक्त संशोधि;त टैरिरफ के अनुसार लगाए और एकत्र निकए जाएंगे। उक्त प्रशुल्क की
र्मद संख्या 367 के अनुसार, चारकोल पर निनया�त शुल्क प्रधित र्माह 8/- रुपये था। प्रधितवादी का तक�  यह था
निक जब सिसरोही राजस्थान का निहस्सा बन गया,  तो निवचारा;ीन अध्यादेश सिसरोही पर लागू हुआ और
इसलिलए, अपीलकता� के लिखलाफ निकए गए सीर्मा शुल्क के दावे को उक्त अध्यादेश के प्रासंनिगक प्राव;ानों के
तहत उधिचत ठहराया गया था। यह अध्यादेश 4 अगस्त, 1949 को लागू हुआ।

हर्मारी राय र्में,  यह तक�  अच्छी तरह से स्थानिपत नहीं ह।ै जब अध्यादेश XVI  पारिरत निकया गया और लागू
हुआ, तो इसर्में कोई संदेह नहीं ह ैनिक यह पूर ेराजस्थान पर लागू होता ह ैक्योंनिक यह तब गनिठत निकया गया
था, लेनिकन सिसरोही राज्य प्रासंनिगक सर्मय र्में राजस्थान का निहस्सा नहीं था और यह 25 जनवरी, 1950 की
तुलना र्में राजस्थान का निहस्सा बन गया। ऐसा प्रतीत होता ह ै निक राज्य र्मंत्रालय ने अधितरिरक्त-प्रांतीय
के्षत्राधि;कार अधि;निनयर्म, 1947 (1947 का 47)  की ;ारा 3  की उप-;ारा (2)  द्वारा भारत सरकार को
प्रदत्त शनिक्तयों का प्रयोग करते हुए 24 जनवरी, 1950 को एक अधि;सूचना जारी की और इस अधि;सूचना के
परिरणार्मस्वरूप कें द्र सरकार ने ;ारा 4  द्वारा प्रदत्त शनिक्त सनिहत संयकु्त राज्य राजस्थान की सरकार को
अधितरिरक्त-प्रांतीय के्षत्राधि;कार प्रत्यायोसिजत निकया। (ख)  उक्त अधि;निनयर्म के अंतग�त उस के्षत्राधि;कार के
प्रभावी प्रयोग के लिलए आदेश देने का प्राव;ान ह।ै इस प्रकार यह स्पष्ट ह ैनिक 25 जनवरी, 1950 तक सिसरोही
राजस्थान का निहस्सा नहीं था और निवचारा;ीन अध्यादेश के आवेदन के लिलए उत्तरदायी नहीं था। प्रधितवादी ने
यह सुझाव देने का प्रयास निकया निक जैसे ही सिसरोही राजस्थान का निहस्सा बन गया, निवचारा;ीन अध्यादेश
उस पर लागू हो गया। यह तक�  स्पष्ट रूप से भ्रार्मक ह।ै जब सिसरोही राजस्थान का निहस्सा बन गया,  तो
सिसरोही के निवलय से पहले राजस्थान र्में लागू कानून सिसरोही पर तभी लागू हो सकते थे जब उस संबं; र्में एक



उधिचत काननू पारिरत निकया गया था। वास्तव र्में, 1953 र्में, राजस्थान काननू (सिसरोही पर लागू) अधि;निनयर्म
(1953 का नंबर 3) यह घोनिषत करने के लिलए पारिरत निकया गया था निक सिसरोही पर कुछ राजाओ ंके काननू
लागू होते हैं। इस अधि;निनयर्म की ;ारा 3  र्में यह प्राव;ान निकया गया था निक अधि;निनयर्म की अनुसूची र्में
निवनिनर्दिदष्ट राजस्थान निवधि;,  जहां तक वे भारत के सनंिव;ान की सातवीं अनुसूची र्में सधूिचयों II  और III  र्में
प्रगशिणत निकसी भी निवषय से संबंधि;त हैं, लागू होंगी, और निनयत निदन से, सिसरोही प्रशासन आदेश र्में निननिहत
निकसी भी बात के निवपरीत होते हुए भी सिसरोही पर लागू नहीं र्मानी जाएंगी,  1948, या निकसी अन्य काननू या
सा;न र्में। इस ;ारा का एक परतुंक ह ैसिजसके साथ हर्म वत�र्मान अपील के प्रयोजनों के लिलए चिंचधितत नहीं हैं।
निवचारा;ीन अध्यादेश अनुसूची र्में शानिर्मल नहीं ह ैऔर इसलिलए, यह स्पष्ट ह ैनिक उक्त अध्यादेश सिसरोही पर
लागू होने का इरादा नहीं था। यह सुझाव नहीं निदया जाता ह ै निक राजस्थान राज्य द्वारा पारिरत निकसी अन्य
काननू या उस संबं; र्में निनष्पानिदत निकसी अन्य सा;न ने अध्यादेश को सिसरोही पर लागू निकया हो। इसलिलए,
हर्म संतुष्ट हैं निक प्रधितवादी सिसरोही राज्य के लिखलाफ सीर्मा शुल्क की र्मांग का सर्मथ�न करने के लिलए राजस्थान
अध्यादेश 1949 के प्रासंनिगक प्राव;ानों पर भरोसा नहीं कर सकता ह।ै

नतीजतन, अपील को स्वीकार निकया जाना चानिहए और अपीलकता� के पक्ष र्में रिरट जारी की जानी चानिहए,
सिजसर्में घोषणा की जाए निक अपीलकता� निवचारा;ीन सीर्मा शुल्क का भुगतान करने के लिलए उत्तरदायी नहीं है
और उप आयकु्त,  सीर्मा शुल्क और उत्पाद शुल्क के साथ-साथ उत्पाद शुल्क और करा;ान र्मंत्री द्वारा
पारिरत आदेशों और आबकारी अधि;कारिरयों के कहने पर कलेक्टर द्वारा जारी र्मांग नोनिटस को रद्द कर निदया
जाना चानिहए। अपीलकता� पूरी कीर्मत के साथ इसकी लागत का हकदार होगा।

अपील की अनुर्मधित दी गई।


